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पनि तथा वस्त्र मंत्रालय 

व पिलाt ) 
गई Hि , .) जा , 19.35 

विषय -- -बत्र नीति विवरण 
गफ म 8/ 1 / 85 ट प म - भारत सरकार का वस्त्र 
नीति विवरण निम्नावत प्रकार हैं -- - 

हमार देश की अर्थ व्यवस्था में वस्त्र उचाग अद्वितीय 
स्थान रखता हैं । औद्यागिक उता। दन , जिगार तथा निर्यात 
आय में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है । यह उद्योग जीवन 
की पE आधारभत आवश्यकता की पूर्ति करता है । इसमें जो 
रोजगार मिलता है यह लाखो लोगो की आजीविका का साधन 
है और इनमें से अधिश लाग गामीण तथा मृद्र क्षत्रा में 
रहते है । हमारी यूल विदशी मना आय में एक महत्वपूर्ण 
अश इसके निर्यातो में प्राप्त होता है । अतः हम उद्योग का 
म्वस्थ बिवाम नथा तीव्र बहात्तरी अधिक महत्व रखते है । 

2 गत मुछ वर्षों में बम्त उद्योग का विकास मार्च 
1981 में बाधित नीति मधी नाचे । आधार पर हुआ है । 
जबजिमनोति मवधी लाचे के अन्तर्गत अनक क्षेत्रों में काफी 


प्रगति हुई है मस्त नीति विवरण में दी गई वस्त्र नीति के 
उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किये गये । सम प्रकार 
हमारी बनी हुई जनसंख्या के लिये कपड़े की प्रति व्यक्ति 
उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत नीचे स्तर 
पर है । वित्त मगठित मिल क्षेत्र में रुग्णता के प्रभाव में 
यदि का प्रमाण है जो बडी मध्या में बन्द का मे मिलता 
है । अपेक्षाकृत भरती कीमता पर बिकाऊ मलिष्ट तथा ब्लैण्ड 
फैविक्म के लिये बरे पैमाने पर माग पूरी नही हुई है जिसे 
स्वदेशी उत्पादन द्वारा प्रग नही किया जा रहा है । वरन्न 
उत्पादो की पूर्ण निर्यात मभाव्यता का अभी उपयाग में लाया 
जाना है । 


3 वस्त्र उद्योग को विगत में भी अपनी पर्गिस्थतियों में 
उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ है । तथापि , इम उद्योग में 
माrt आ रही विद्यमान काटना न यो के छ विश्लेषण में 
पाना है कि इस प्रयाग या वर्तमान मर न ता आवत । 
है और न ही अस्थायी परन्तु उसमे अपेक्षाकृत गहरी मरच 
नात्मक समजोरियो का पता चलता है । अत सरकार ने 
असमान वस्त्र नीति का पुनरीक्षण किया है और ध्य " नपर्नन 
विचार करने के बाद अपेक्षाकृत क दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के 
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8. बनाई क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र की अभिन्न एव अद्वितीय 
भुमिका बनाई रखी जाएगी । इराक्षेत्र की बद्धि तथा विकास 
को प्राथमिकता दी जाएगी । मिथिन मिला तथा शक्तिचालित 
करघो की अपदी अपनी शपिनया एव कम मारिया ह । नीति के 
प्रयोजनार्थ, सगठित मिल सान्त्र में शक्तिचालित करघों तथा 
असगठित क्षेत्र के शक्तिचालित करघो को , जहा तक सभव हो 
सकेगा. बराबर माना जाएगा और उनकी अन्तनिविष्ट शक्तियों 
और समताओं के आधार पर उसे पूरा करने की अन - त दी 
जाएगी । 


9. प्रोसेसिंग क्षेत्र में स्वतन्त्र पावर प्राममा तथा मिलो में 
प्रोसेसिंग सदनो को बराबर ममता जाएगा और प्रत्येक की 
अपनी प्रतियोगी शक्ति के आधार पर चलाने की अनर्मात दी 
माएगी । मीमित उत्पादन बाले छोट ह - प्राममिग यनिटी पर 
विशेष रुप में विचार किया जाएगा । 

10. पूरी तरह रेशा संबंधी लचीलापन प्रदान करने के 
लिय अन्तनिरिट बहुरेशा दृष्टिकोण का निम्नलिखित बातो 
द्वारा भार्गदर्शन किया जाएगा . 


साथ भारत में वस्त्र उद्योग की पुनसंरचना के लिये यह नई 
नीति तैयार की है । 

4. विद्यमान वस्त्र नीति के अन्तर्गत अनेक उद्देश्य रखे 
गये है । जब कि इनमें प्रत्येक उद्देश्य महत्वपूर्ण है, परन्तु 
उद्देश्यों की विविधता ने वस्त्र उद्योग के मुख्य कार्य अर्थात् 
बढ़ती हुई जनसंख्या की कपडे मंबंधी आवश्यकताओं को पूरा 
कारने के लिय न्यायोचित कीमतों पर स्वीकार्य क्वालिटी के 
बापरे के उत्पादन में वद्धि को अवरुद्ध कर दिया । अब मे 
वस्त्र उद्योग के प्रति दष्टिकोण का मार्गदर्शन इस मख्य उद्देश्य 
को लेकर होगा । इस मख्य उद्देश्य के अनुसरण में उद्योग में 
रोजगार और उसकी निर्यात संभाव्यता को ध्यान में रखा 
जाएगा । जनसंख्या के गरीब वर्गों के लिये दे सकने वाली 
कीमतों पर कपड़े की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी । 

5. अब तक वस्त्र उद्योग को या तो विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् 
संगठित मिलों , विधतकरघों तथा हथकरघों के संदर्भ में अथवा 
रेशा प्रयोग अर्थात् सूती वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों , मानव -निर्मित 
वस्त्रों तथा रेशम वस्त्रों के संदर्भ में उपखंडित रूप में देखा 
गया है । इस आधार पर वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप 
वस्त्र उद्योग में संरचनात्मक कठोरताएं आई हैं । उद्योग को 
एकीकृत रूप में देखने की बजाए उसको भागों में देखे जाने 
से उपभोक्ता मांग की पद्धति के अनुरूप प्रौद्योगिकी प्रयोग 
और उत्पादन - लापशीलता में अवरोध आता है । इस प्रकार की 
भिन्नताओं के कारण नीति व्यवस्था की गई है जो क्षेत्र-विशेष 
या रेशा -विशेष के संदर्भ में है और उससे एक और विशेष 
हितों तथा दूसरी और फासलीकरण का आविभाय हुआ है । 
वस्त्र नीति के मख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विद्यमान 
संरचनात्मक काठोरताओं को दूर करना तथा वस्त्र उद्योग का 
अधिक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है । 

6. वस्त्र उद्योग की प्रस्तावित पुनसंरचना के निम्नलिखित 
तीन आयाम होंगे : 
( क ) उद्योग को इसकी विनिर्माण प्रक्रिया अर्थात कताई , 

बनाई तथा संसाधन की अवस्थाओं के मंदर्भ में 

देखा जाएगा ; 
( ख ) उद्योग को विभिन्न रेशों के प्रयोग में पूर्ण लोच 

शीलता प्रदान की जाएगी ; और 
( ग ) उद्योग प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा उद्योग में स्वस्थ 

विकास का संवर्धन करने के उद्देश्य से एककों द्वारा 
क्षमताओं के मर्जन तथा संकुचन के संबंध में 
अधिक व्यावहारिक नीतियों के अध्यधीन होगा । 


( 1 ) वस्त्र उद्योग को मई तथा मानव निर्मिन रेमो / 

यार्न के बीच पूग रेशा लचीलापन प्रदान किया 
जाएगा । सूती तथा मानव -निर्मित वस्त्रों के संबंध 
म लाइसेंस प्राप्त एकको को मिक रूप में ऊन 
के उपयोग में और अधिक रेशा लचीलापन प्रदान 
किया जाएगा , उनी एककों को पुरा रेशा लचीला 

पन दिया जाएगा । 
( 2 ) घोल उत्पादन बढाकर माथ ही माथ अगर आवश्यक 

हो तो आयात करके ममचित कीमतों पर मानव 
निमित रेशो /यान की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित 
की जाएगी । 


( 3 ) संलिष्ट रेशो /यार्न के उत्पादन के लिय ना एकको 

द्वारा क्षमता का सर्जन एवं विद्यमान एककों द्वारा 
क्षमता का विस्तार इस प्रकार निर्धारित किया 
जाएगा जिससे कि उत्पादन लागतो को कम करने 
के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर होने वाले लाभ 
प्राप्त किया जा सके । 


7. कताई क्षेत्र में , कताई क्षमता का अनकुलतम उपयोग 
सुनिश्चित करने के लिये सभी उपाय किये जाएंगे । कसाई 
क्षेत्र के लिये कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी । धागे 
के वितरण के लिये अवस्थापना सुदद की जाएगी । साथ ही 
साथ इसकी व्यापक रोजगार संभाव्यता को ध्यान में रखते 
हए खादी क्षेत्र में कसाई का प्रोत्साहन देने तथा उसमें वृद्धि 
करने के लिये आवश्यक उपाय किये जाएंगे । 


( 4 ) मानव-निर्मित रेशो यार्न पर तथा ऐसे रेशों के 

उत्पादन के लिये अन्सनिविष्ट साधनो के रूप में 
उपयोग में लाए जाने वाले मध्यवर्ती पदार्थों पर 
वित्तीय लेवी को उत्तरोत्तरः उस ग में कम किया 
जाएगा जिसमे कि बरे हए घरेल उत्पादन को 
खपाना सुलभ हो सके ताकि मश्लिष्ट और लैंडिड 
रेशो की कम कीमतों के रूप में यह लाभ उप 
भोक्ता को मिल सके , और 


( 5 ) मानव -निर्मित रेणो/यार्न के लिये निर्यात खला 


रखा जाएगा । 


. 
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भारत का राजगन , प्रसाधारण 
- :. - . - - - . - - . - - - - : - - - - - - - - - - -- - - - 

11 . बस्त्र उद्योग के म . ग्य कच्चे माल के रूप में रुई हथकरघा बुनकरों के लिये बहतर आय सुनिश्चित करने के 
की सर्वोत्तम नमिका बनाई रखी जाएगी । कई के घरेल खपत उद्देश्य से निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए जाएंगे : 
द्वारा तथा रूई , थार्न र अन्य उत्पादो के निर्यात द्वारा 

( 1 ) सहकारी समितियों तथा केन्द्रीय राज्य स्तर के 
स्वदेणी मई के उपयाग वा मुनिश्चित किया जायगा । कई 

निगमो की मार्फत हथकरघों के विकास को तेज 
उपजकर्ताओं को लाभकारी। कीमतों पर सर्दव उसके उत्पाद 

किया जायगा ; 
की ठान सुनिश्चित करानी होगी । बस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित 
माई पर्यानिमाया म तया समचित कीमतों पर उपलन्ध कराई 

( 2 ) करघो के आधुनिकीकरण तथा हथकरघों की उत्पा 
जाएगी । भारतीय म निगम कीमिका तथा का यं , कीमत 

दकता और हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी 
स्थिरीकरण काया का शामिल करने के लियं न प्रतिपादित 

तया फिनिश में सुधार के लिय प्रौद्योगिकीय 
किय जायग । इस हे पय व लिय , निगम को निश्चित रूप से 

तथा निविष्ट साधनों की व्यवस्था पर अधिक 
अन्तराष्ट्रीय बाजाग में प्रवेश करना पड़ेगा । मई के वर्तमान 

ध्यान दिया जाएगा ; 
किस्म मंबंधी असन्तुलन क । नीतियों के मन में ठीक किया 

( 3 ) हथकरघा क्षन को यान तथा अन्य कच्चे माल की 
जाएगा जिसका उद्देश्य एक आर लंबे तथा अधिक लबे रश 

पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये 
वाली किम्मो की ई का उपयोग बहाने को प्रोत्साहन देना 

विशेष प्रयास किये जाएंगे । राष्ट्रीय हथकरघा 
हा तथा दूसरी और छाटी तया मध्यम स्टंपल विस्मों का 

विकास निगम तथा राज्य स्तर के हथकरघा 
अधिक उत्पादन करना हो । 

अभिकरणों के कार्यों द्वारा एसे कच्चे माल की 

उचित कीमतों पर खरीद तथा सप्लाई के लिये 
12 एम आर टी . पी . अधिनियम तया एफ . ई . 

अवस्थापना को मजबूत किया जाएगा ; 
आर . ए . के उपबंधों को शामिल करके मामान्य औद्योगिक 
नीतियों के अध्यधीन विद्यमानाकको द्वारा क्षमता का विस्तार 

( 4 ) बुनकरों की मजदूरी तथा आय में सुधार करने के 

उद्देश्य से हथकरघों पर मिश्रित तथा ब्लेडेड 
तथा नए एकको द्वारा क्षमता का गन करने की अनुमति दी 
जाए । सिद्धान रूप म . एका की क्षमताओं की सविता करने 

वस्त्रो के उत्पादन की प्रोत्साहन दिया जाएगा ; 
की भी अनमति होगी जिनम हा काही आवश्यक तथा औचित्य 

( 5 ) हथकरमा ( उत्पादन के लिये वस्तुओं का आरक्षण ) 
हो , एकक अथवा उसके भाग को बन्द करना शामिल है । 

अधिनियम , 1985 के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र में 
बशर्ते कि कामगारों के हितों को पूला संरक्षण दिया गया हो । 

अनन्य तौर पर उनके उत्पादन के लिये वस्तुओं के 
इस प्रक्रिया में उद्यान में एक की के बीच प्रतियागिता के स्तर 

आरक्षण द्वारा हथकरघों को आरक्षण प्रदान किया 
में बद्धि होगी तथा लागत में कमी और क्वालिटी में सुधार 

जाएगा । इस अधिनियम के प्रावधानों को सस्ती से 
का वातावरण तयार होगा । 

लाग किया जाएगा तथा इस कार्य को करने वाली 

व्यवस्था को उचित रुप से सुदढ़ किया जाएगा । 
13. अमंगठित क्षेत्र में बिजली करघा की गैर - योजना 

( 6 ) हथक रघों की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार लाने 
बद्ध बद्धि अधिकांशतया पछ क्षवो म केन्द्रित है । बिजली 

के लिये उपयुक्त राजकोषिय उपायों द्वारा शक्ति 
करघं काफी मनपान में अभी भी अपजीकृत तमा अनधिकृत 

घालित करघों की तुलना में हथकरघों की लागत 
हैं । हम लिए सभी अब में बिजली करधों के लिय पजीकरण 

संबंधी बाधा को यथासंभव दूर करने के लिये 
अनिवार्य होगा । बिजली करपा क्षेत्र में उत्पादन के मगठन का 

कदम उठाये जायेंगे ; 
मार्गदर्शन , उत्प , दकता बढ़ाने , कार्यन शलता बढ़ाने , कामगार। के 
कल्याण कार्या में सुधार करने तथा स्थान वार आबंटन को 

( 7 ) हथकरघों उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के 

लिए विपणन काम्पलेक्सों की अस्थापना , विपणन 
सकर बताने 5 उप में किया जा चाहिए । इस उद्देश्यों को 

कर्मचारियों के प्रशिक्षण और गहन प्रचार की 
ध्यान में रवन दा बिजली करवा क्षेत्र के लाभप्रद विकास 
के लिए उपयस्त उपाय पंरेज नैयार किया जायेगा । यह 

व्यवस्था की जाएगी । हथकरघा क्षेत्र में लगे 
सनिश्चित किया जायगा कि बिजली करवे उद्योगों के लिय 

कर्मचारियों के तकनीकी , प्रबंध संबंधी और 
स्थान मबी विशेष रूप से बह शहरी आर महानगरों में 

प्रशासनिक हुनरों को अपग्रेड मारने के उपाय विये 
मार्गदर्शी सिद्धान्तो का उत्लघन न करे । यह देखने के लिए 

जाएंगे ; 
महारगार उपाय किये जागे कि बिजली करघे , हथकरघों 

( 8 ) हथकरघा विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना 
द्वारा अनन्य तौर पर उत्पादन करने के लिय सुरक्षित वस्तुओ 

बन ने और उनके कार्यान्वयन के लिये हथकरघा 
को अपने अन्तर्गत न लें । इस संदेश्य के लिये संगठानात्मक 

क्षेत्र के आंकड़ा आधार को मजबूत बनाने के 
ढांचे को मजबल किया जायेगा । 

उद्देश्य से हथकरघों की गणना आरम्भ की जाएगी । 

हथ नारचा कार्यक्रमो के कार्यान्वयन निगरानी और 
11 हथकरयो की अदितिय भूमिका बनाये रखने और 

मल्यांकन के लिये मशीनरी को मजबत बनाया 
उन्हें उन माग न । नर और गाय दी 

जाएगा । 


न 
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15. हथकरघा बुनकरों की कार्य स्थितियों में सुधार करने शामिल होंग ; अतिरिक्त बलेनिग उपम्मरों की व्यवस्था . . 
और उन्हें प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य योजनाओं 

वर्तमान मशीनरी का प्रतिस्थापन , उत्पाद समूह ग परिवर्तन 
के अलावा निम्नलिखित योजनाए शुरू की जाएंगी : 

विपणन की बहतर नीति , प्रबंध का मजबूत बनाया जाना और 
( 1 ) अशदायी बचा निधि योजना ताकि जमग्न उत्पादन का विभिन्न अवस्थाओं में क्षमता का सगठन भार 

पड़ने पर हथकरघा बुनकरो को महायता प्रदान समायोजन । एसे मामलों में उपयस्त विसीय मुविधाओं के 
की जा सके । 

जटाए जाने की आवाय ता होगा । इन सुविधाओं की जटाने 
( ) व इ -सह - आवास योजना ताकि हथकरघा 

आर उनका प्रबंध करने के लिय नौएल एजन्सी नियमन की 
बुनकरों को कार्य तथा रहने के लिय बहतर स्थान 

माएगी । मेकको के वित्तीय और तकनीकी कार्य निष्पादन 
प्रदान किये जा सके ! . 

को सावधानीपूर्वक मानीटरिंग की जायगी । 
16. मानवी पंचवर्षीय योजना के अन्त सका नियन्त्रित 

18 -1 कुछ मामलों में . सक्षमता की सम्भाव्यता हात हा 
कपड़े के उप बन का सपूर्ण उत्तरदायित्व हथकरघा क्षेत्र को भी ये एकक जन प्यमान प्र बंध अथवा अब्यवस्था की वजह से 
हस्तान्तरित किया जायगा । समाज के गरीब वग को उनके रुग्ण हा गये होग । ऐन भामलो म , वर्तमान स्यवस्था में 
बाग दी जा सकने वाली कीमतों पर कपड़े की बड़ी मात्रा 

परिवर्तन किया जा सकता है । म उन मामलो में परिवर्तन 
प्रदान कराने के उद्देश्य में निविन मथा जमना कपडे की अनिवार्य होगा जहा पूजा का तथा दायित्वो का गुनमरना 
निर्धारित 550 मिलियन मीटर की मात्रा में उचित वद्धि अपेक्षित होगा । 
की जायेगी । कपड़े की क्वालिटी में सुधार लाने पर और यह 

18. 5 इस नीति म निकपति उपायों में बुछ एकक अपनी 
सुनिश्चित करने के लिय उपाय किये जाएगे कि वह लक्ष्य 

वर्तमान कठिनाई पर काबू पाने में सक्षम होंगे । सथापि , 
समूह तक पहुंचे । कन्ट्रोल के कपड़े के सार्वजनिक वितरण की 

जहां किमी एकक को पराप्ति समयावधि म जीवनक्षम होने 
मजबूत और मरल व कारगर बनाया जायेगा । 

की आशा न हो ता उस स्थिति में उस एकक बंद करने के 
17. ग्रामीण क्षेत्रों में खादी के बड़े काम और आय अलावा अन्य बाई विक प न हागा बशर्ते कि अमिको के 
सजन मम्भाव्यता , विशषत : महिलाओं के लियं , को देखते हितों की रक्षा हो । ऐसे माण एकको को सरकार द्वारा अधि 
हा म्वादी कार्यक्रम के विकास को सभी प्रोत्साहन दिया जायेगे । गहित करना अथवा उनका राष्ट्रीयकरण करना रुग्णता की 
बादी कार्यक्रम के अतर्गत, उत्पादन प्रक्रिया को सुधारने , ममस्या का ममाधान नहीं है तथा नियमानुमार ऐसे मामलों 
उत्पादकता को बढ़ाने , श्रमिको के हुनर को उन्नन करन , में सवार हस्तक्षेप भी नहीं करेगी । 
उत्पाट क्षेत्र के विविधीकरण और विपणन व्यवस्थाओं को 
मदत करने के प्रयास किए जाएंगे । 

18. गाण एकको के गुनगद्वार की प्रविया के दौरान 

नया इन्ह बद करने अथया परिसमाप्त करने में श्रमिको के 
18. वस्त्र उद्योग विशेष रूप में संगठित मिल क्षेत्र में हितों की पुर। रक्षा की जाएगी । वरन उसाग का रुकावट। 
बढ़ती हई करना का प्रभाव बहुत ही चिन्ता का विषय है । में निहित पार निः का गागाजिक लागतों को न्यनतम करने 
रणना के अनेक तथा जटिल कारण है जिनमे शामिल है के लिय घटना में पूर्व सभी मभव पहलुओं पर विचार किया 
विनय कठिाइपा , प्रबध संबंधी अक्षमता और लापरवाही जाना चाहिये । एक मंतापजनक समाधान निकालने के लिये 
अनित मयत्र व मशीन , अपर्याप्त रख -रखाव गनन अमिक या तिकीकरण और कार्यमानदाडा म सुधार के लिये 
उत्पाद मिश्रण कम विपणन श्रमिकों की बहुलता , खराब श्रमिकों के साथ बातचीत की आवश्यकता होगी । श्रमिको 
औद्योगिक संबंध । जबकि ममग्र उद्योग के स्वास्थय में सुधार 

को छटनी के भगतान के लिय निधियों की आवश्यकता , 
करने तथा करपता को रोकने के लिय आवश्यक उपायो का 

पुनस्थापना कार्य का भाग होगी और ऐसी प्रतिपूर्ति के लिय 
उल्लेख इम विवरण में किया गया है एकफ की विशिष्ट आवश्यक ऋण रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराये जायेगें । 
समस्याओं का समाधान अलग अलग प्रत्येक मामले के आधार एक प्रबंध के अतर्गत अन्य एककों में अथवा एक हो क्षेत्र में 
पर निकाला जायेगा । 

अन्य आयोगिक एकको म रोजगार दिये जाने में हटाये गये 
18. 2 रुग्ण एकक को पुन . जीवित करने के लिये आवश्यक 

श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी । स्वरोजगार के अवसर 
उपायों को उन कारणों के विस्तृत और वस्तु परक अध्ययन 

प्रदान करने के लिये रिवायती वित्त उपलब्ध कराया जाएगा । 
पर आधारित रखना होगा जिनमे एकक मुग्ण बना और से कामगारों का पूरे अथवा आंशिक एकको का चलाने के लिये 
उपायों का पता लगाना होगा जो रुग्ण एकको को अर्थक्षम सहकारी समितिया बनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जायेगा 
करने के लिय आवश्यक है । ऐसे एककों के बीच मदो भेद पुननियोजन का मरल बनाने के लिये श्रमिकों को प्रशिक्षण 
करना होगा जो संभाव्य रुप से अर्थक्षम है ओर अर्थक्षम और पून . प्रणिक्षण के लिये योजनाये तैयार की जाएंगी । 
नहीं है । 

___ 18. 7 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एककों के स्थायी 
18 3 मंभाप प मे अर्थक्षम एककों के मामले में तौर पर बंद हो जाने से जो कामगार प्रभावित होते है उनके 
पुनर्स्थापन मबंधा उपायों में अन्य बातो के गाथ-माथ ये हितों की सुरक्षा की जानी है । " म कार्म के लिये कामनी 
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लाभो के अतिरिक्स अरिम अवधि के लिये महायता प्रदान 

19. 6 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आधनिकीकरण 
करने के लिये योजनाय बनायी जाएग । ऐसे कामगारो का कार्यक्रम के वार्यान्वयन की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितो की 
एक सीमित अवधि के लिए महायता प्रदान करने के लिये पर्याप्त रक्षा हो । 
मस्त्र उद्योग के कामगारों के लिए एक पुन स्थापना निधि 

19. 7 घरेल वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग को 
बनाई जाएगा । एमा निवि अन्य बाता के साथ- साथ वस्त्र 

प्रात्मा हन दिया जाएगा ताकि मशीनरी की लागत कम हो , 
उचोग पर एक उपयक्त उपकर द्वारा विल पोषित की 

प्रौद्यागिकी उन्नत हो और क्वालिटी में सुधार हो । तथापि , 
जाएगी । 

जिम घरेल मशीनरी का दश में विनिर्माण नहीं हाना उनको 

अन्तर्राष्ट्रीय कीमती अथवा उन के नगग कीमतों पर आयात 
18 8 भारम्भिक माणता का पता लगाने के लिए बस्त्र . 

करने की उदारता पूर्वक अनमति दी जाएगी । 
एकका के कार्य निपादन को निकटता में मानीटर करने 
( मचारित करन ) की आवश्यकता है ताकि समय मे हो 

19. 8 हथकरवा के शीघ्र आधुनिकीकरण के लिए , सुधरे 
उचित उपाय किय जा सके । इस प्रयोजन के लिये विभिन्न किम्म क हथकरघा का विकास करने के लिए अनमधान औ.: 
स्तरो पर संनालन मरचना को मजबन किया जागा । अनमधान मस्थानों में हथकरघा बनकरी का प्रौद्योगिकी का शीघ्र 

और निरन्तर अन्तरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त 
19 . 1 उद्योग की वर्तमान टिनाइयो । प्रमम्न कारणो व्यवस्था करने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी । 
मे गे स है अपर्याप्त आधुनिकीकरण तथा एक ने अप्रचलित 
संयन्त्र और मशीनरी का नवीकरण । मकार द्वारा प्रेरणा 

19 9 अधिक विद्यनकरघा मेवा केन्द्र स्थापित किए 
तभा प्रोत्माहन देन के बावजद भी उद्योग का मुछ हद तक 

जाग ताकि वियतकारघ । बनकर उपस्कर के रख रखाव , 
ही आधुनिकीकरण हुआ है । सरकार की नीतियों का लक्ष्य 

हिजा न यिकाम और बनाई की बवालिटी के मध में अपने 
उचाग के आधुनिक करण की गति को त्वरित करना होना हनर में सुधार कर सके । 
चाहिए । 

19 . 10 वस्त्र अनुसंधान एमामिएणन आधुनिकीकरण 

की प्रक्रिया और उसकी मानिटरिग में सक्रिय रूप से काम 
19 2 ओटाई क्षेत्र में थाटा सा आधुनिकीकरण हुआ 

कर तथा उनकी भूमिका में विस्तार किया जाएगा ताकि 
है , जिमम है की क्वान्टिा पर प्रतिकल प्रभाव पान के 
कारण उद्योग में अतिम उत्पाद पर प्रभाव पड़ा है । विद्यमान 

वं हथक र यो और विद्यातकरमी की जरूरतों की भी पुति 
जिम्मों के तेजी में प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण को कर सके । 
प्राथमिकता दी जाएगी । इसके लिए रियायती वित्त उपलब्ध 

॥ राष्ट्रीय बम्व निगम मगटित क्षेत्र मे यान और 
कराया जाएगा । 

वस्त्रों के कुल उत्पादन में महत्वपर्ण योगदान करता है । इन 

टी मी के अधीन बई मिले पनम्थापित के कार्यक्रम के जागा 
19 . 3 प्रत्येक एकल में मतलन के उपकरणों के प्रति 

नकद हानियो को समाप्त करने में सफल हई है । चयनात्मक 
म्थापन , वर्तमान मणीनरी के नवीकरण , प्रतिस्थापन तथा 

आधुनिकीकरण कार्यक्रमो के नार्यान्वयन के लिए बेहतर 
प्रौद्योगिक स्तरोन्नयन जंगी ध्यानावंक अभिज्ञात की गई 

प्रयास की जरूरत है ताकि अधिक से अविधक एकक लाभ 
आवश्यकताओ के आधार पर नाताई , बनाई तथा समाधन 

प्रद बन मके । ऐसे एकको को , जोकि अर्थक्षम बनन में 
क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया जाएगा । 

सक्षम नहीं है , बराबर चलाते रहने का अर्थ होगा दर्लभ 

स्रोतों का सतत प्रयक्षय तथा मे एकको अथवा उसके भागी 
19 . 4 श्रीश्रनिकीकरण के प्रयोजन के लिा , भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक की उदार ऋण याजना के अन्तर्गन 

को बन्द किया जा सकता है ताकि कोई और हानिया न 

हो । ऐ में मामला में श्रमिकों के हितो की पर्याप्त रक्षा की 
पर्याप्त उपाय के रूप में काफी धनराशि दी जाती रहेगी । 

जाएगी । उपरकर के आधनिकीकरण प्रबन्ध से सुदहीकरण करना 
उयोग आधुनिकीकरण के लिए आन्तरिक समाधन उपलब्ध 
कर सके इसके लिए एक वस्त्र आधुनिकीकरण कोष बनाया 

और सुधार , श्रमिको को उत्पादकता को बनाने तथा कार्य 
जाएगा । 

रिटकोण में सुधार के कार्यक्रम का कया. ययन करने में 
रोसी आशा है कि एन टी सी वस्त्र उद्योग में स्थिरता और 

स्वस्थ प्रतियोगिता लाने में योग देगा । 
19 . 5 वरन उद्योग के आधनिकीकरण के संबध में 
गष्ट्रीय स्तर पर एक स्थाची परामर्शदात्री समिति बनाई 

21. वस्त्र क्षेत्र के निर्यात का निर्यातों में प्राप्त होने 
जाएगी , जिसमें प्रबन्ध तथा श्रमिक प्रतिनिधि और साथ बाली कुल विदेशी मद्रा आय में महत्वपूर्ण भाग है । नथापि , 
ही उपयक्त तकनीकी विणेपन और विनीय सम्थाना के प्रति आन्तरिक और बाहरी दोनो प्रकार की कुछ बाधाएं है 
निधि भी होगे । यह ममिति आर्धानक करण की और जिस किस्म जिसके परिणामम्बम्प अब तक वस्त्र निर्यातो की पूरी मभा 
का माधनिकीकरण उद्योग बा अपनाना चाहिए , उसकी व्यना का लाभ नहीं उठागा ना सका है । अंतर्राष्ट्रीय 
मरना का मतत आधार पर पता लगाएगी । 

मदर्भ में सरकार विश्व वस्त्र व्यापार को उदार बनाने का 
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प्रयास करेगी जिससे हमारे निर्याती के संबंध में बाहरी बाधाए ऊनी उत्प दो का घरेल तथा साथ ही निर्यात बगाने के 
कम हागी । घरेलु क्षेत्र में , इस क्षेत्र में तलनात्मक लाभ लिए विकास किया जा सकता है । 
उठाने के लिए तथा विश्व बाजार में क्वालिटी तथा दाना 

24. बनाई तथा परिधान विनिर्माता क्षेत्रा का कपड़े 
दष्टियों में वस्त्रों के अधीन निर्याती का अधिक प्रतियागी 

की बरेल माग को परा कारने के अलावा रोजगार मजन तथा 
बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएगे । इस 

नि ति आय में महत्वपण योगदान है । सरकार इन क्षेत्रों 
प्रयोजन के लिए नीति ढाचे में यह सुनिश्चित किया जाएगा 

के मददीकर ग , आधनिकीकरण तथा विकास के लि नीतियों 
कि निर्यात उत्पादन के लिए अन्ननिविष्ट मा धन , जिनम 
पूजीगत माल भी शामिल है , अन्तर्राष्ट्रीय कीमती पर अथवा 

का अनुसरण करेगी । 
उमके लगभग कीमतों पर उपलब्ध किए जाए । इसी प्रकार 

25. एक अधिक वणल प्रणाली , जो लागतो तथा 
उत्पाद और बाजार विकास में तीब प्रयास करना , विपणन माजिनो को कम करेगी और जिमसे उपभोक्ता मन्तग्टि 
नीति का नया Fप दना तथा फशन और डिजायन विकास तथा उभाक्ता संरक्षण दोनो उपलब्ध होग , के उद्देश्य म 
के लिए क्षमताओं का गजन करना आवश्यक होगा । हथ यथा आवश्यक रूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्योग की 
करघा क्षेत्र के उत्पादो जिनमे रेशम उत्पाद भी शामिल माजदा विपणन तथा वितरण प्रणाली वा पनदीक्षण किया 
है , के निर्यात की विश्व बाजार में काफी मभाव्यता है । इस जाएगा । बाजार अनमंधान के लिए संग्थागत व्यवस्था आ 
संभाव्यना का लाभ उठाने में सहायता देने के लिए पूरा को मुदल किया जाएगा । 
प्रोत्साहन दिया जाएगा कि निर्यात उत्पादन उद्योग में कुल 

2.15 बरन उद्योग पर अनेक नियन्त्रण तथा विनियम 
उत्पादन अधार का अभिन्न अग है , वस्त्र उद्योग की पुन , 

लाग किये जाते रहे है जिनमें से बहुत से समय गुजरने 
संरचना और उसमें आधनिकीवारण के लिए इस विवरण में 
जो उपाय बताए गए हैं , उनमें निर्यात को आवश्यक प्रोत्माइन 

के माथ अमंगत या अनावश्यक हो गए हैं । इस प्रकार के 
मिलेगा । 

नियन्त्रणों को हटाने , धीरे-धीरे कम करने अथवा उनमें 

सशोधन करने के लिए , जमा भी मामला हा , उनकी समीक्षा 
22. ग्रामीण क्षेत्रो में रणम उत्पादन की रोजगार सभा की जाएगी । 
व्यता , अधिक आय मजित करने की उमकी क्षमता और 
निर्यातो के जागा मूल्यवान विदेशी मुद्रा अजित वारने के उसके 

27. सरकार का अ. शा है कि ऊपर दी गई नीति 
सामथ्र्य का दबने हए मरकार रेशम उत्पादन के विकास पर 

व्यवस्था म भारत में वस्त्र उद्योग की आवश्यक पनमरचना 
बराबर नल देती रही है । देश के सभी भागों में इस उद्योग के 

में मुविधा होगी , देश में उत्पादन , रोजगार तथा निर्याती 
तीव्र विकास में लिए केन्द्रीय रेशम बाई तथा २ ॥ ज्य मरका रा 

में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए वस्त्र 
को प्रात्माहन तथा महायता दी जाती रहगी । क्वालिटी 

उद्योग माधन वक्त होगा और जनमस्या के सभी वर्गों की 
बीजो के उत्पादन , सुधरी किम्मो के रोपण तथा अधिक 

कपड़ा मबधी जरूरतो का यह उद्योग परा करेगा । । 
क्षेत्रो में रेशम उत्पादन कार्यकलापो के विस्तार तथा प्रति 

जं . के . बागची, संयुक्त सचिव 
हैक्टार अधिक उपज की प्राप्ति स सबंधित योजनाओं पर 
अधिक ध्यान दिया जाएगा । किसानो का रेशम कीट पालन 

MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES 
तथा गंगा के नियन्त्रण की मुधरी तकनीकों की किसानी 

( Department of Icxtiles ) 
को शिक्षा देने के लिए मौजूदा विस्तार तथा प्रशिक्षण का 

New Delhi, the 6th June , 1985 
मजबत बनया जाएगा । रेशम वस्त्र की क्वालिटी में सुधार 
लाने के लिए गलिग , बनाई तथा प्रासिंग की प्रौद्योगिकी 

Subject, — Staterment on Textile Policy . 
के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे । 

F . No. 80 /85 - TPC . - The Suatu miunt of Textile 

Policy of the Government of India is is under : 
23. सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों विशेषत . 

The textile industry has a unique place in the 
देश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालो को न्यायोचित मल्यो 

cconomy of our country . It contrii- ution to indus 
पर ऊनी कपड़ों तथा कम्बलो की पर्याप्त उपलब्धता trial production , employment and export earnings is 

very significant. This industry provides one of the 
सुनिश्चित करने के उद्देश्य में ऊनी वस्त्र क्षेत्र के विकास का 

basic necessities of life . The employment provided 
संवर्धन करती रहेगी । मात्रा तथा क्वालिटी दोनों by it is a source of livelihood for inillions of people , 
दृष्टि में कच्ची ऊन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए 

most of whom live in rural and remote areas. Its 

csports 0 . 11 bute it substantial part of our lot 
कार्यक्रम चलाए जाएगे । चकि उद्योग की आवश्यकता, ओ 

foreign exchange earnings . The healthy clevelap 
को पूरा करने के लिए कच्ची ऊन का स्वदेशी उत्पादन ment and rapid growth of this industry is, therefore, 
काफी नहीं है , अत . अच्छी बालिटी की उन तथा माथ 

of vital importance . 
ही शाही के आयानों के सम्बन्ध में उद र नीति कायम रखी 2 . In the past few years , the development of the 

lextile industry has been puiclcul loy the policy frame 
जाएगी । जनगान गा बिका वानमा चा गवर्धन 

work announced i Marci 1981. While ( Side ) 
किया जाएगा ताकि अपेक्षाकृत सस्ते तथा बहतर क्वालिटी के 

able progress has since been achieved in social cas 
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Under thuis policy frame-work , the objectives of the 

( c ) thic Industry shall be subject to uwře prag . 
textile policy outlined in the Textile Policy Statement 

matic policies regading creation of con 
have not been fully achieverl. Tus , the per capita 

fraction of capacities by units in order to 
availability for and the per capitul consumption til 

incicake competition wil primote healthy 
cloth , of our powing pdpuilution , still reminuta 

growth in the industry , 
rn How level. There is evidence wt di increase u 
the incidence of sickness , particularly in the organis. 

7. In the spinning secir , all teps will be taken to 
ed m ll sector , reflected in a large numer of closed 

unsure optimum utilisation of this spinning capacity . 
units. There is a large unsatisfied demand for dur 

The Evilubility of raw materials for the spinning 
able syathetic und blended fabrics and cheaper prices 

sector iluid be uginonted . I lie infrastructure for 
which is not being met bv indigenous production 10 

the distribution Hif varit would to strengthene:1. At 
full cxport potential of textile products irmilih to bi 

th : vulle tine. necessary measures to encourage and 
rvalised 

increma spinning in the Khadl sector would be taken 

ill 11°W of its large employmen : potenti.il . 
3 . Ilie textile industry has experienced fluctuations 
in its fortune in the past also . However, in analy 

In the weaving sector, the distinct and unique 
sis of the current dilliculties faced by the industry rule of ile handloom sector shall te preserved . The 
reveals that the present crisis of the industry in nei Lowth and developinent of this sector shall receive 
llicr civical nor temporary , but suggests docper 

puolity . The composite mills and the powerlcoms 
structural weaknesses. Therefore , the Government 1. 721 their own respective Strengli and weaknesses, 
have reviewed the present textile policy and after 

To the puprime of policy , powerloots in the orga 
careful conrideration , have formulated this now policy risd mill sector and in the unorganised powerlooni 
for thic iestructuring of the textile industry in India sector sholl, as far as possible , be treated at par 
will a longer term perspective . 

and lowed to compete on the basis of their inherent 

trengths and capabilities, 
4 . The cxisting textile policy Vets mul il miniher of 
objectives. While cach of thesconecilve in fr .= 4 . In the processing sector, the independent power 
porant. the multiplicity of objectives has inhibited processor s and the processir houses in the mills 
the nchievements of the main task of the textile would he treated at par and each would be allowed 
industry , that is to increase the production of cloth 11) merate on the basis of its competitive strength . 
of acceptable quality at reasonable prices to meet the The moll hand - processing units with limited output 
clothing requirements of a growing population . Hendu will receive special condidaatin 
forth live approach to the textile industry would be 
guided by this main objective . In the pursuit of this 10 . The multi- fibre approach implicit in providing 
main objective , the employment and port poten fullir tot flexibility would he guided by the follow : 
tial of the industry shall be kept in view , The , ing -onsiderations : – 
availability of cloth an affordable prices for the poorer 
sections of the population shall be mentes , 

( 1 ) Full fibre flexibility as between cotton and 

man -made fibres yarn would be provided 
5 . The textile industry has, so far , been viewed in , 

to the textile industry . Greator fire fle 
a compartimentalised manner cither in terms of va - 1 

xibility in the us of wool shall he provid 
rious sectors namely , organised inills, powerloons 

cd in a phased maons to inits licensed for 
and Handlooms, or in terms of fibre use namely , 

cotton and man made textiles woollen 
cotton textiles , woollen textiles , man -iradc textiles 

units shall be given full fibre flexibility : 
and will textiles. Classification on such rounds 
have led to tructural rigidities in the textile indus- , 

( ii) Adequate availability of inan -made fibres 
try , When the industry iends to be viewed in parts 

yarn at reasonable prices shall be ensured 
rather than as an integrated whule , it inhibits the , 

hy increased domestic production supple 
Pochology use and production -flexbility comiensu 

mented as necessary hy imports : 
rats with the pattern of consuiller duinond Suchi 
distinctions have led to the application of a policy . lili ) Creation of capacity hy new inits and 
mix which is sector-specific or in -specific resulting 

expansion of $ 2 ,921v hy existing units for 
in the emerncnce of special interests on the one hand 

production of synthetic librey varn would 
and fossilisation on the other. To achieve ilie main 

be so determinal as to realisocconomics of 
Objective of the textile policy , it is necessary to cli 

scale in order 10 IeJuct costs of produc 
minat , the cxisting structural rigidities and to evolve 

tion ; 
a nori integrated view of the luxtile industry . 

iv ) Fiscal levics on 012 -made fibres yarn , and 
6 . The proposed restructuring of the textile indus 

on the intermediate used as inputs for the 
try would have the following thre : main dimen 

production of sul live varn . shall be 
$ ions : 

progressively reduced in such a manner as 

to facilitate absorption of increasca domes 
) the industry shall be vieweil in terms of ! 

fic production so that the benefit flows to 
the stages of its manufacturing process, 

the consumer 11 the firm of lover prices 
namelv , spinning, weaving and processing , 

of synthetic aná hlended fabrics ; and 
( b ) the industry shall be provided with fuller , ( 1 ) The export window shall be kept uren for 
flexibility in the list of various fibres : ang! 

man -made fibreslyarn , 


foxtiles. 


tiles. 


come led to 
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u . Ilic pre-eminent role of cotton as thic muin 

malonals in the handlinni hlctor. llc 
TELW 111. iteral of texule industry would hu mintain . d , 

infrastructure for procuie ,n0nt and supply 
( limion of indigenous cotton would he cháuired by 

of such inputs at reasonable prices to the 
domestic Chlumption and by export of cotton , HIN 

T :indloom Weavors shall be strengthened 
kund rtler 1 . nufactures 0110 growers shall al 

through the opciations of the National 
wuya le assured off -take of their produce at renune . 

Handioom Development Corporation and 
Taivu prices Cotion needei ly the lentile industry 

State level handloom ugenci . , ; 
would ta nade available in adequate quantity and at 

( 14 ) The production of mixed and blended fab 
ravna li nices The role and functions of the 

rics on handlooms shall be encouraged with 
Cotton contration of India would be reformulated 
to include price stabilization operations. For the 

2 view to improve the wages and earnings 

of the weavers , 
putem sun the Corporation would have the recary 
access to international maructs . The present varietal 

( 1 ) Protection to handlcome will be provided 
istibalance of cotton shall be corrected ly a inix of 

by iewerving articles for thir crcrc pro 
policies ned at encouraging increased 1150 of long 

duction in the handicons sector under the 
and intra -Jong varieties of cotton on the one hand 

" Handloom ( Reservation of Articles for 
and higher production of short and medium taple 

Production ) Act, 1983 . The provisions 
varieties on the other . 

of this Act shall be stuctly enforced and 

the machinery for doing so shall be suitably 
12 . Capacity expansion by existing units and 

strengthened ; 
cap . city creation hy new units would be permitted 
Sulyject to the general industrial policies including 

( vi ) To improve the competitiveness of hand 
the provisions of the MRTP Act and FERA . A il 

looms steps would be taken to remove , as 
corollary , units would also be allowed to contact 

far as possible , the cost handicap of the 
capacities, including closure of a unit or part thereof, 

handloom S- a -vis the powerlooms by 
wherever rec y and justified , provided the inte 

Witable fiscal measures ; 
rests of the workers are fully Protected . This ap 
proach would increase the degr - e of competition 

( vii ) To improve the mainetinig of handloon 
among units in the industry and create an environ 

products , infrastructure of marketing comp 
ment conducive to a reduction in cost and an impro 

Jexen, training of marketing personnel and 
vement in quality 

intensive publicity shall be organised , Steps 

would be taken to upgrade the technical, 
13 . The unplanned growth of powerlooms in the 

managerial and adminiwrative skills of per 
ynorgnised " ector has mostly tended to concentrate 

" onnel employed in the handloom sector ; 
in a fuw arcas . A significant proportion of the 

( vii ) to strengthen the data base for the hand 
Dowcilvoms remain unregistered and unauthorised . 

loom sector for better planning and execu 
Henceforth , there shall he comu ilsnit registration of 

tion of handloomis develorment program 
all powerlooms. The organisation of production in 

ines, a census of handloom shall be under 
the powerloom Vector should te guided by the objec 

taken . The machinery for implementation , 
tives of raising productivity , increasing chiciuncy , 

Supervision and evaluation of handicom 
improving workers welfare and facilitating location 

programmes shall be suichigthened . 
al dispersal. In kecping with these chiectives, a suit 
able package of measures would be coolel in order to 

15 . To order to improve the working conditions 
bring about a healthy developmunt of the powerloom 

of the hard rom weavers and to prov d licct hene 
sector. It would be ensured that powerloom do not 

fit to them , the following schemes , amongst others , 
violate the locational guilelines for industries , parti would be introduced : 
cularly in large cities and metropolists. Effective 

( i ) ( : ntributory Thrift Fund scheme to pro 
measures would be taken to ice hat the rowerkomis 

vide assistance to the handloom 
do not cncroach upon articles rewrved for arclusive 

weavers 
production in the Handloom Thi organjarional 

duiny times of need ; 
Set -un requisce for the abovc purposes shall be 

( ii ) a Workshed -cum - Housing scheme to pro 
strengthened, 

vide a better place for work and living to 

the handloom 
14 . In order to preserve the unique role of land 

weavers , 
looms and enable them to realise their full potential 16 . The responsibility for the entire production of 
as also to ensure higher earnings for the hanrlloom 

controlled cloth shall be transferied to the handloom 
weavern, ilm following main steps shall be taken : 

Sector by the end of the Seventh rive Year Plan . The 
( i ) Tlis development of handloom through 

quantum of controlled cloth and Santa cloth which 
roozeratives 01 Contral State level Core 

was ixed at 650 million matres shall be suitably in 
porations shall be intensified 

crcased in oriler to provide a larger quantum of cloth 

at ipfordable prices to the poorer ections of the popul 
( i ) Greater emphasis will hemzaad on the tation Measures will also be taken to improve the 

modernisation of looms and provisions of quality of cloth and to ensure that it reaches the 
technolovrical and nthar inrirts for improv taruul uroup . The public distrilution for controlled 
ing productivity of handlooms and the cloth would lie strengthened and lean Jinci . 
quality and finish of handloom products ; 

17 . All encouragement would be given to the ex 
( iii) Special efforts would he made to ensure pansut of the Khadi programme in viow of its large 

adequate availability of yarn and other raw cmployment and income generating potential in hac 
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rural areas , specially among women , Steps would 
be taken to improve the production process, upgrade 
the skills of workers, raisc productivity , diversity the 
product range and strengthen the marketing arrange 
monts under thc Khadi programmc. 

18 .1 The incidence of growing sickness in the 
textile industry, particularly in the organised mill 
sector, is a matter of great concern . The reasons 
for sickness are manifold and complex which include 
financial dificulties, managerial incompetence and 
negliguricc, obsolete plant and machinery , inadequate 
maintenance , incorrect product-mix , poor marketing , 
excess labour and poor industrial relations . While 
steps necessary to improve the health of the industry 
as a whole and to prevent sickness as are indicated 
in this Statement, unit specific problcrus would have 
to be tackled on a case to case basis . 


to labour shall be part of rehabilitation package and 
loans needed for such compensation shall be provided 
on concessional terms. Displaced workers would be 
given priority in securing employment in other units 
under the same management or other industrial 
units in the same area . Concessional finance would 
be made available for providing opportunities of self 
employment. Workers shall also be encouraged to 
form co -operatives to run part or whole of the units. 
Schemes shall be formulated for training and re 
training of labour to facilitate redeployment. 


13. 7 It is of utmost importance that interest of 
the workers who might be displaced by permanent 
closure of units is safeguarded . For this purpose , 
schemes shall be formulated to provide rclief for an 
interini period in addition to the statutory benefits . 
A Rehabilitation Fund for the workers of the textilc 
industry would be created to provide relief to such 
workers for a limited period . Such a Fund shall , 
inter alia , be financed by a suitable cess on the 
textilc industry . 


18 . 8 It is necessary to monitor closely the per 
formance of textile units to detect any sign of 
incipient sickncss so that timely corrective measures 
can be taken . For this purpose , the monitoring 
mechanism at various levels shall be strengthened . 


18 . 2 The measures needed for the revival of A 
sick unit have to be bascd on a detailed and objec 
tive study of the causes that led to sickness and 
identification of the steps necessary to revive the sick 
unit. A distinction shall have to be made between 
units which are potentially viable and units which 
are not 

18. ? In the case of potentially viable units a 
rehabilitation package might, inter alia , comprise of 
provision of additional balancing equipment, replaca 
ment of cxisting machinery , change of product-mix , 
better narketing strategy , rationalisation of labour 
including improvement of work -norms, strengthening 
of manageinent and organisation and adjustment of 
capacity in the different stages of manufacturing . In 
such uses , suitable financial package would necd 
to be worked out. A noda ) agency would be desig 
dated to evolve and manage this package. The finan 
cial and technical performance of such units shall 
be closely monitorcd . 


19 . 1 Ons of the main reasons for the present 
difficulties of the industry is inadequate modernisa 
tion and renovation of old and obsolete plant and 
machinery . Despite encouragement and incentives 
by the Government, the industry has only modernised 
to a limited extent. Government policies would aim 
to uccelerate the pace of nodernisation in the 
industry . 


19. 2 There has been very little modernisa 
tion in the ginning area , which has adversely affected 
the quality of cotton and hence the end- product of 
the industry . Expeditions replacement and moder 
nisation of existing gins would receive priority , 
Concessional finance shall be made available for this 
purpose , 


18, 41 In some cases , the units, although potentially 
viable , inay have been led 10 sickness by inept 
management or mismanagement. In such cases, 
the cxisting management may have to be changed . 
Change of management will be essential in casas 
where restructuring of capital and liabilitics is con 
templated . 

18 .5 The measures enunciated in this policy would 
enablc some of the units to come out of their 
present difficulty . However, where a unit has no 
expectation of becoming viable in a reasonarle period 
of time, there may be no alternative but to allow 
the unit t:) close provided ths interests of the 
workers 3rc protected . Takeover by the Government 
or nationalisation of such sick units does not provide 
solution to the problems of sickness and the Govern 
ment would not, as a rule , intervene in such cases. 


19 .3 Modernisation in the spinning, weaving and 
processing sectors shall be undertaken on the basis 
of carcfully identified needs of each unit as to 
installation of balancing equipment. renovation of 
existing machinery , repacement and technology 
upgradation . 


19 . 4 For the purpose of modernisation , adequate. 
funds would continue to be provided in adequate 

casure under the soft loan scheine of the IDBI. 
In order to cnable the industry to generate internal 
resources for modernisation , a textile Modernisation 
Fund shall be created . 


18 .6 In the process of revival of sick units and 
in the event of closure or liquidation , the interest of 
Jabour shall be fully protected . All possible avenues 
must be tried hefore retrenchment to minimise the 
social costs of transition implicit in the restructurinn 
of the textile industry . Rationalisation of labour and 
revision of worknorms would need to be negotiated 
with labour to arrive at a satisfactory solution . The 
funds needed for payment of retrenchment benefit 
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19 .5 A national level Stunding Advisory Com 
mitiec on modernisation of the textile industry shall 
he set up . which would include representatives of 
management and labour as also suitable technical 
experts and representatives of financial institutions. 
This Committec shall identify on a continuous basis 
the needs of modernisation and the type of moderni 
cation that the industry should adopt. 
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19 .6 It will be ensured that in the process of 
implementation of modernisation programme, the 
interests of workers are adequately protected . 


19 . 7 The indigenous textile machinery manufac 
turing industry shall be given encouragement to 
reduce costs, upgrade technology and improve the 
quality of machincry . However , liberal import of 
such textile machinery , which is not manufactured 
indigenously , shall be permitted at or near the 
international prices . 


of policy would ensure that inputs for export produc 
tion including capital goods, are made available at 
or ncar world prices . At the same time, it would be 
nccessary to intensify efforts in the area of product 
and market development, reorient marketing stra 
tegy and create capabilities for fashion and design 
development. Exports of products from the handloom 
sector, including silk products, have considerable 
potential in the world market. All encouragement 
would be given to assist in the realisation of this 
potential. In so far as export product is an integral 
part of the total production base in the industry , 
the measures for restructuring and modernisation 
of the textile industry , outlined in this Stateinent, 
shall provide the necessary impetus to exports. 


19 .3 Fos expeditious modernisation of the 
landlooms, research for evolution of improved tyres 
of handlooms and adequate arrangements for 
ensuring swift and smooth transfer of technology 
fron the rescarch institutions to the handloom 
weavers will be given priority . 


19 , 9 Morc powerloom service centres shall be 
established to enable the powerloom weavers to 
improve their skills in regard to maintenance of 
equipment, design development and quality of 
weaving. 


19 . 10 The Textile Research Associations would 
be actively involved with the process of modernisa 
tion and its monitoring and their role expanded , 
so that they may also cater to the needs of the 
handlooms and powerlooms. 


22 . The Government would continue to lay 
emphasis on the development of scriculture on 
account of its employment potential in the rural 
areas , high income generating capacity and ability 
to earn valuable foreign exchange through exports . 
Encuuragement and support will continue to be 
given to the Central Silk Board and the State 
Governments for rapid development of this industry 
in all parts of the country , Greater attention will 
be given to schemes relating to production of quality 
seeds , plantation of improved varieties and expansion 
of sericulture activities over larger areas and achiev 
ing a higher yield per hectare . The existing exten 
sion and training services for educating the farmers 
in the improved techniques of silkworin rearing and 
control of diseases would be strengthened . Efforts 
shall be made for the development of technology in 
reeling , weaving and processing for improving the 
quality of the silk fabrics . 


of und mean its or femte any fts would be prog 


20 . The National Textile Corporation contributes 
siguificantly to the total production of yarn and 
fabrics in the organised sector. A number of mills 
under the NTC have been able to eliminate cash 
losses through a programme of rehabilitation , 
Greater cffort is needed to implement programmes 
of selective modernisation so that ag many units as 
possible become profitable . The continued operation 
of units , which are incapable of becoming viable 
would mean a continued drain on scarce resources 
and such units or parts thereof may have to be 
closed down to prevent any further losses. In such 
cases , the interest of the workers vould be adequately 
protected . With the implementation of a programme 
of modernisation of equipment, strengthening and 
improvement of management. raising productivity of 
labour and improvement of work - culture , it is 
expected that NTC would provide a stabilising 
iniưence and healthy competition in the textile 
industry 


23 . Government would continue to promote the 
growth of the woollen sector in order to ensure 
adequatc availability of woollens and blankets at 
reasonable prices to economically weaker sections, 
particularly those living in the hill regions of the 
country. Programmes would be undertaken to aug 
ment the indigenous raw wool production in terms 
of both quantity and quality . Since the indigenous 
raw wool production is not coough to meet the 
requirenients of the industry , liberal policy regarding 
inports of quality wool ag well is shoddy would 
be continued . Research and development program 
mes will be promoted so that cheaper and better 
quality woollen products are developed for the 
domestic as also export markets . 


24 . The Kniting and apparel manufacturing 
sectors contribute significantly to employment gene 
ration and export earnings besides meeting the 
domestic demand for clothing. The Government 
shall pursue policies for strengthening, modernising 
and developing these sectors . 


21 . Exports from the textile sector contribute a 
significant portion to the total foreign exchange 
earrings derived from exports. There are , however, 
certain constraints , both internal and external, which 
have meant that the full potential of textile exports 
has not yet been realised . In the international cor 
text, the Government shall strive to bring about it 
liberalisation of world trade in textiles which would 
alleviate the external constraints on our exports . 
In the domestic sphere , all necessary steps would 
be taken to exploit our comparative advantage in 
this sector and to make our exports of textiles morc 
competitive in the world market in terms of both 
quality and prices. For this purpose , the framework 


25 . The existing marketing and distribution 
system of the industry would be reviewed to intro 
Juce changes, wherever necessary , ir order to 
cvolve a mure efficient system which would reduce 
costs and margins and provide hoth consumer 
satisfaction and consumer protection . The instj. 
tutional mechanism for market research would be 
strenghened . 
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26 . The textile industry has been subjected to a 
number of controls and regulations , many of which 
have become irrelevant or unnecessary with the 
passage of time. Such controls would be reviewed 
for elimination , phasing out or modification , as the 
case may be 


outlined above would facilitate the necessary res 
tructuring of the textile industry in India , would 
equip it to make an increasingly significant contribu 
tion to output, çmployment and exports in the 
country and would satisfy the clothing needs of 
all sections of the population. 


27 . Government hopes that the policy framework 


J. K . BAGCHI, Jt . Secy . 
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